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HARYANA GOVT GAZ., JUNE 11 , 1985 (JYST . 21, 1907SAKA) 


(PART 


सं ० मो ० वि ० /यमुना/113-84/ 20035.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. 1. परिवहन आयुक्त , 
हरियाणा । 2. हरियाणा राज्य परिवहन , यमुनानगर के धमिक श्री सुमेर चन्द तथा उसके प्रबंधकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


पौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिय हेतु निर्दिष्ट करता वाछनीय समझते है । 


मोद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 को धारा 10 की उपवारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुर, हरियाणा के राज्यात इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44) 84-3न , दिनांक 18 प्रौल , 1984 
द्वारा उक्त अधिनियम को धारा के मधोन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीरे लिया 
मामला न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उ# प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या 
विवार से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :--- 


, 


क्या को सुमेर चन्द को सेवाओं का समापन न्यायोचित तवा ठीक है ? यदि नहों, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . मो.कि./ अम्बाला/ 40-85/20042.-- चंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै • लक्ष्मी फाउन्डरी वर्कस, 
नजदीक मार्किट कमेटी , अनाज मण्डी , अम्बाला शहर के भमिकों श्री सुभाष कुमार तथा उसके बम्पको के मध्य इसमें इसके राव 
निषित मामले में कोई प्रोपोगिक विवाह है ; 


और कि हरियाणा के राज्यपाम विवाद को मायनिर्गय हेतु निविषारमा वोछनीय सममते है । 


इस लिए, पा , मोयोगिविधान प्रविनियम , 1947, की धारा 10 को उबारा ( 1 ) के बम ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
प्रयोग करते हुए, हरिसागा के राम्राज इसके द्वारा परकारी मशिनवरा सं. 3( 44 ) 8.1-3अम ; दिनांक 18 अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त 
मधिनियम को पारा के बोन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामना न्यायनिर्णय 
के लिए निविष्ट करते है , जो कि उस धो या अमित के बोव या तो विवाद मामला है या विवाद से सुसंगत अयवा 
संबंधित मामला है : 


m 


क्या श्री सुभाष कुमार को सेवाओं का बनारसमायोचित तया ठोस है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


सं.मो.वि./ यमुना/ 35-88/ 2004 8 .--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० शंकर इन्टरप्राईजिज़, जैसीको कालोनी, 
जगाधरी, के श्रमिक श्री पारस तिवारी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्य रात्र विवाद को न्यायनिर्गम हेतु निदिध करला बांछनीय समतते हैं ; 

इसलिए , मर, मोयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 , की धारा 10 को उपधारा (1 ) के खण (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शातियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा सरकारी अभिसूचना सं. १(44 ) 84-3 -प्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त प्रविनियम की धारा 7 के मंत्रीन गनिमम व्यायालय , अम्बाला को विवादरत या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिया मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो मि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत भयवा सम्बन्धित मामला है : 


श्या श्री पारस तिवारी की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं. प्रो . वि ./ रोहतक 245/ 20067.-~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. प्रशासक मार्किट कमेटी , कौसली, 
रोहतक , के श्रमिक श्री सुरेश कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके वाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है । 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, मब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम / 70/ 32573, दिनांक 6 


, 


। 
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नवम्बर, 1970 के साय गठित सरकारी अधिसूचना सं ० 3864-ए -एस -- प्रो .( ई) श्रम -- 70/ 1348, दिनांक 8 मई , 1970, द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के मधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करो है , जो कि प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीन या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से मुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है 

क्या श्री सुरश कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . ओ.वि./सोनीपत /31-85/ 20088.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . सोनीपत कोप्रापरेटिव शुगर मिल्ज 
सि., सोनीपत , के श्रमिक श्री साहिब सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 


J 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना पछिमीय समझते है ; 

इस लिए, प्रव, मोद्योगिक विवाद मधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग मारते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1-4म/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के 
साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864- ए - एस - प्रो. ( ई) -श्रम/ 70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादपरत या उससे सुसंगत या । उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत 
या सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री साहिब सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं. ओ.वि./गुडगांवा / 5-85/ 20095.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. परिवहन आयुक्त , हरियाणा , 
चन्डीगढ़ । 2. जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज , रिवाडी , के श्रमिक श्री रण सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


H 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , प्रव, मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54 15-3-- श्रम/ 68/ 15254, दिनांक 20 जून , 
1968 , के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 1149 5- जी - श्रम -88 श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरबरी , 1958 वारा 
उक्त प्रधिनियम की धारा 7 के अधीन पठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद , को विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीमे लिखा मामला न्याय निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला 
उस से सुसंगत मथवा सम्बन्धित मामला है : -- 
स्या श्री रण सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा कीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 3 मई , 1985 
सं ० ओ ० वि ०/भिवानी/ 4-85/ 20178.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है । कि परिवहन प्रायुवत- हरियाणा , 
( 2) हरियाणा राज्य परिवहन , भिवानी, के श्रमिक श्री सुरेश कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई मौद्योगिक विवाद है ; 


! 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - अम/ 70/32573 , दिनांक 6 
नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 - ए - एस - प्रो ० ( ई ) श्रम-70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री सुरेश कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


